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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as 

. a separate compilation 


3. किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यापन करने के लिए कोई दायित्व नहीं 
होगा जहां प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध उसको जाति , धर्म, रंग अथवा जात य 
मूल के कारण उस व्यक्ति के प्रति भेदसावं. करने के उद्देश्य से किया गया 


विदेश मंत्रालय 
( विधि एवं संधि प्रभाग ) 
नई दिल्ली, 7 मई , 1987 . 

आदेश 
_ सा . का . नि . 463 ( अ ) : - जबकि भारत की सरकार र 
कनाडा की सरकार के बेच प्रत्यर्पण संधि में नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था 


अनुच्छेद 1 : प्रत्यर्पित करने के दायित्व . . . 

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस संधि के शर्तों के अन्तर्गत किसी 
ऐसे व्यक्ति को दूसरे के देश में प्रत्यापित करने के लिए सहमत होते हैं 
जो अनुच्छेद 3 में ययावणित प्रत्यर्पग अपराध का , जो एक देश के क्षेत्र के 
अन्दर किया गया हो , दोषी या सिद्ध दोषी होने के कारण दूसरे देश 
के क्षेत्र में पाया जाता है चाहे यह अपराध इस संधि के लागू होने से 
पहले अथवा इसके बाद किया गया हो । 

2. जहां तक इस • संधि का प्रयोजन है, किसी संविदाकारी राज्य 
के प्रदेश में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सारी जमीन , वायुक्षेत्र 
और जल क्षेत्र शामिल होगा । 


4. यदि किस व्यक्ति को किस प्रत्यर्पण अपराध के लिए 6 नह ने 
या उससे कम के, सजा दी गई हो या उसकी बाकी सजा 6 मह. ने. या . 
उससे कुछ कम अवधि को रह गई हो तो उसे प्रत्यर्पित करने का दायित्व 
नहीं होगा । 
अनुच्छेद 2 : अपरदेशीय अपराध 
__ अनुच्छेद 3 में यथागित कि ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के संबंध में 
भी प्रत्यर्पण के अनुमति दी जाएगी जो अनुरोधकती राज्य के अनुसार 
उसके क्षेत्र के बाहर परन्तु उसके अधिकार क्षेत्र के भोजर आता हो और 
उन परिस्थितियों में प्रार्थित राज्य का ऐसे अपराध पर क्षेत्राधिकार बनता . 
हो । 
अनुच्छेद 3 : प्रत्यर्पण अपराध 
- 1. प्रत्यर्पण अपराध तभी माना जाता है जब किसी व्यक्ति के प्राचर ग 
के जिसका प्रत्यर्पण मांगा गया है, एक ऐसा अपराध बनता है जिसके लिए 
दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों द्वारा एक वर्ष से अधिक को अवधि 
के लिए कारावास की सजा दी जा सकती हो । 
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2. जब किसी प्रत्यर्पण नगराध के संबंध में प्रयाण का प्रादेग दिया 
जाए तो यह आदेश उस अपराध के संबंध में भी दिया जाना चाहिए 

प्रत्यर्पण अपराध करने से संबंद्ध हो और यदि प्रत्यर्पग के अनुरोध में 
इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो तथा ऊपर पैरा 1 में उल्लि 
खित कारावास की अवधि को छोड़कर प्रत्यर्पण संबंधी सभी अपेक्षाएं पूरी 
करता . हो । 
" 3. किस प्रत्यर्पण अपराध के लिए प्रत्यर्पण का आदेश दिया जाएगा 
इस बात का ख्याल न करते हुए कि वह अपराध कर निधीरग या राजस्व 
से ताल्लुक रखता है या पूरी तरह वितिय स्वरूप का है । 
अनुच्छेद 4 : प्रत्यर्पण और अभियोग 

1. प्रार्थित राज्य प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है 
यदि उस व्यक्ति पर , जिपके प्रत्यर्पण के मांग के गई है. इसके अपने 
न्यायालयों में से किस एकं में मांग अपराध के लिए मुकदमा चलाया 
जा सकता है । 

2. यह निर्णय करने में कि पैरा 1 में निर्धारित कारणों से प्रत्यर्पण 
अनुरोध को अर्व कार किया जाए या न किया जाए, प्रश्रित राज्य इस 
बात को ध्यान में रखेगा. कि संविदाकारी राजों में से क्रिम पर इसके 
प्रभावों या परि गानों का अधिक गंभर या तात्कालिक प्रन व पड़ा है 
या पड़ेगा । 

3. यदि प्रार्थित राज्य पैराग्राफ 1 में निर्धारित कारणों से प्रत्यर्प ग 
के अनुरोध को अरवं कार कर देता है तो वह इस मामले को अपने सक्षम 
प्रधिकार को प्रस्तुत करेगा ताकि अभियोग चलाने पर विचार किया 
जा सके । ऐसे मामले में अनुरोधकर्ता र जा अनुरोध करने पर वह सभ 
उपलब्ध सहायता प्रदान करेगा जो उस अभिगोग के मिलसिले में ऐसे मम 
प्राधिकारी द्वारा मांग जाए । 

4. जहां इस संधि के अन्तर्गत प्रत्यर्पण के अनुमति दो गई हो वहां 
छनरोधवर्ता राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्यर्पित व्यक्ति पर प्रत्यर्पग 
- के .. 6 मह ने के अन्दर मुकदमा चला दिया जाए । 

5. अगर मुकदमा छह मह ने के अन्दर शुरू नहीं किया जाए तो 
अनुरोधकर्ता राज्य प्रत्यर्पित व्यक्ति को मुकदमे का फैसला होने तक अपनी 
उपयुक्त न्यायालयों के समक्ष उसके जमानत पर विचार किए जाने 
के लिए और उन आरोपों के लिए , जिसके लिए प्रत्यर्पण की अनुमति दो 
गई थी , मुकदमे के तारं ख निर्धारित करने के लिए लागंगे । .. 


. इस गंधि के प्रयोजन से ऐसे आवरण को , जिसमें प्रापित राम 
के कानून के अनुसार निम्नलिखित अपराध शामिल हैं , राजन तिा अपराध 
या राजन तिक स्वरूप के अपराध नहीं माना जाएगा । 
( क ) विमान पर गैर कानून बब्जा करने को रोकने से संबंद्ध 

अभिसमय की परिधि में , जिस पर 16 दिसम्बर , 1970 को 

दहेम में हस्ताक्षर हुए थे, पाने वाला कोई भी अपराध ; 
( ख ) सिबिल विमानन को सुरक्षा के विरूद्ध गैर कानूनी कार्र 

वाईयों को रोकने से संबंद्ध अमिसनय की परिधि में , जिन पर 
23 सितम्बर, 1971 को मांट्रिपल में हस्ताक्षर हुए थे, आते 

वाला कोई में अपराध : 
( ग ) अन्तर्राष्ट्र य रूप से परिरक्षित स्तर के सुरक्षाधन व्यक्तियों 

के विरूद्ध जिनमें राजनायिक अभिकर्ता भी शामिल हैं , के 
अपराध को रोकने और दण्ड देने से संबंद्ध अभिसमय का 
परिधि में , जिस पर 14 दिसम्बर, 1973 को न्यूयार्क में 

हस्तक्षर किए गा , थे, पाने वाला कोई भी अपराव ; 
( घ ) किर्स में ऐसे अभिसमय क परिधि में आने वाला कोई भी 

. अपर ध जिसके दोनों संविदाकारी राज्य पक्ष... र हों और 
- जिसके अन्तर्गत ये पक्ष अभियोग चल ने अथवा प्रत्यर्पग करने 
. . . के द यित्व से सम्बन्धित हों ; 
( ट ) अातंकवाद से संबंधित कोई अपराध ; . 
( च ) हत्या , नरवध, शार रिक चोट पहुंचाने वाला हमला, अाहरग , 
.. दर्द करण , बंधक परना , सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले 

अथवा सार्वजनिक सुविधानों को अस्त-व्यवसा करने वाले तथा 
ऐसे अपराध जिनका ताल्लुफ अाग्नेयास्त्रों, हथियारों, विस्फोटकों 

थवा घातक पदार्थों से हो । 
( छ ) ऊपर के ( क ) से ( च ) तक के उपर प्रों में बताए गए 

किस पर ध को किए जाने का प्रयास अथवा षडयंत्र , ऐसे 
किसी अपर ध को करने को सलाह देना अथवा यथा - णित 
अपराधों में सह-अपराधी के रूप में भागीदार होने से सम्बन्ध 
कोई अपराध । 


अनुच्छेद 5 : प्रत्यर्पण के अपवाद 

1 प्रत्यर्पण अस्वं कार किया जा सकता है यदि : . . । . 
( क ) वह अपराध जिसके संबंध में अनुरोध किया गया है, प्रार्थित 

राज्य द्वारा राजन तिक अपराध या राजन ति स्वरूप का अपराध 

समझा गया हो ; . . 
( ख ) प्रार्थित राज्य को ऐमा प्रत त हो कि अनुरोत्र साफ नियत 

से और न्याय के हित में नहीं किया गया है या , राजन तिक 
कारणों से किया गया है या सभी परिस्थितियों का , जिनमें 

तुच्छ स्वरूप का दोष शामिल है, सम्मान करते पपा का 
. अन्यथा न्याययोजित नहीं होगा । 


च्छेद 6 : मुत्युदण्ड : 

अगर विसी ऐसे अपराध के लिए प्रत्यरंग का अनुरोध किया गया हो । 
पके लिए अनुरोधकर्ता राज्य के कानून में मौत की सजा निर्धारित 

और प्रार्थी राज्य के कानून में इस अपराध को कार्रवाई के लिए इस . 
।। ९६ के दण्ड का प्रावधान न हो तो प्रत्यर्पग के अनुरोध को अस्त्र कार 
किया जा सकता है जब तक कि अनुरोधी राज्य ऐस पारमासान 
दे जिसे प्रार्थित राज्य इस अोर से पर्याप्त माने कि अगर मौत की सजा 
द भ गई तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा । -- 


अनुच्छेद 7 : अभ्यर्पण का स्थगन 
- जब वांछित व्यक्ति के विरूद्ध प्रायित राज्य में किस ऐसे अपराध 
पर, जो कि प्रत्यर्य ग में आवेदन किए गए अपराध से भिन्न हो , मुकदमा 
चल रहा हो अथवा वह सजा काट रहा तो हो प्रार्थित राज्य वांछित 
व्यक्ति को अभ्यर्पित कर सकता है अथवा उसके अभ्यर्पण को स्थगित कर 
सकता है जब तक कि उसके मुकदमे की सुनवाई और उसे दा गई मजा 
पूरे न हो. गई हो । 


2. प्रत्यर्पण को अस्वीकार किया जाएगा यदि : , 
( क ) अपराध, जिसके संबंध में अनुरोध किया गया है, प्रार्थित राज्य 
... ... द्वारा पूर्णतः सैनिक अपराध माना जाए ; . . 
( ख ) संबंद्ध व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई चल रही हो अथवा उस 

पर मुकदमा चला कर प्रार्थित राज्य द्वारा अथवा त सरे राज्य द्वारा 
उस अपराध के लिए जिसके संबंधमें प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया 
गया है, उसे निर्दोष करार दे दिया गया हो या छोड़ दिया 
गया हो अथवा उसे दोषी ठहराकर सजा दी गई हो । 


अनुच्छेद 8 : प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 

1. प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध राजनाायक माध्यमो से किया जाएगा 
और इसके समर्थन में निम्नलिखित बातें पूरी की जाएंगा : . . 
( क ) वांछित व्यक्ति की पहचान, विवरण और स्थान के सम्बन्ध 

में सूचना दी जाएगी । 


[ भाग 1 - खण्ड 3( i) ] 


. भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख ) मुकदमे के तथ्यों का एक विवरण दिया जाएगा; और 
- ( ग ) अनुरोधकर्ता. राज्य के कानूनों का एक विवरण दिया जाएगा 

जिसमें उसके अपराध और दण्ड का उल्लेख हो । 
2. जब प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध , किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जा 
प्रत्यर्पण के अपराध का दोषी है, तो उसके समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज 
दिए जाएंगे । 
( क ) गिरफ्तारी के वारंट को एक प्रति ; और 

.. 
( ख ) ऐसा साक्ष्य जो प्रार्थित राज्य के कानून के अनुसार उसकी 

गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहराएं और अगर अपराध उसके कार्य 

क्षेत्र में किया गया है तो उस पर मुकदमा चलाए जाने को भी , 
- जिसमें ऐसा साक्ष्य में हो जिससे यह पता च ते कि वांछित 

व्यक्ति वहीं व्यक्ति है जिसका गिरनारी के वारंट में उल्लेख 

किया गया है । 
3. जब प्रत्यर्पग का अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में किया गया 
हो जिसे प्रत्यर्पण संबंधी किसा अपराध के लिए सजा दी गई हो तो उसके , 
समर्थन में निम्नलिखित बातें पूरी की जाएंग. . 
( क ) दोष -सिद्धि प्रमाण -पत्र की एक प्रति अथवा निर्णय की अथ वा . 

सिद्ध-दोष आदेश की एक प्रति ; और 
( ख ) इस बात का साक्ष्य कि वांछित व्यक्ति वही व्यक्ति है जो 

उल्लिखित सिद्ध-दोष है, और यदि ऐसे व्यक्ति को सजा दी गई 
. . तो इसके समर्थन में निम्नलिखित बातें पूरः की जाएंगी : . 

( ग ) “निर्णय अथवा दण्डादेश को एक प्रति ; और 
(घ ) बकाया सजा की उ. वधि के हिस्से को दर्शाने वाला वितरण । 


से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर और किसी अन्य साध्य के आधार पर, 
प्रत्यर्पण कार्रवाई को उसी अपराध अथवा अन्य प्रत्यर्पण अपराध के संबंध 
में पुनः शुरू किया जा सकता है । 
अनुच्छेद 11 : अस्थाई गिरपतारी 

- 1. तात्कालिकता के मामले में कोई भी संविदाकारी राज्य वांछित . 
व्यक्ति की अस्थाई गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकता है । .. . 

2. अस्थाई गिरफ्तारी के लिए अनरोध राजनयिक माध्यमों से , . 
कनाडा के न्यायविभाग और भारत के गृह मंत्रालय के बीच सीधे, अन्तर्राष्ट्रीय 
अपराध पुलिस संगटन ( इंटरपोल ) के जरिये अथवा प्रार्थित राज्य को 
स्वीकार्य किसी भी अन्य माध्यमों द्वारा किया जा सकता है । 

3. अस्थाई गिरफ्तारी हेतु अनरोध के समर्थन में निम्नलिखित बात 
पूरी करनी होगी : 

( क ) वांछित व्यक्ति की पहचान , विवरण और उसके पते के बारे में 
सूचना ; 

( ख ) मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण ; 

( ग ) यह संकेत कि अनुरोधकर्ता राज्य वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण 
का अनुरोध करेगा ; 

( घ ) वांछित व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट अथवा दोष 
सिद्धि प्रादेश से संबद्ध एक विवरण पत्र ; 

( इ.) अगर प्रत्यर्पण का अपराध प्रार्थित राज्य के अधिकार क्षेत्र के 
भीतर किया गया है या वांछित व्यक्ति को वही सजा दी गई है तो 
गिरफ्तारी का वारंट जारी करने को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई और 
सूचना हो तो वह भी दी जाए । .. 
. 4. अस्थाई गिरफ्तारी के लिए अनुरोध प्राप्त हो जाने पर, प्रार्थित 
राज्य वांछित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उचित कदम उठाएगा 
और अपने प्रयासों के परिणामों की सूचना अनुरोधकर्ता राज्य को शीघ्र 
देगा । 

5. अगर प्राथित राज्य को 30 दिन के भीतर-भीतर प्रत्यर्पण के लिए . 
अनुरोध प्राप्त न हो और वांछित व्यक्ति की अस्थाई गिरातारी के 90 दिन 
के भीतर समर्थनकारी दस्तावेज और साक्ष्य प्राप्त न हों तो वांछित व्यक्ति 
को छोड़ दिया जाएगा और मुक्त कर दिया जाएगा । 
- 6, पैराग्राफ 5 के बावजूद, वांछित व्यक्ति को उसी प्रत्यर्गण अपराध 
के लिए अथवा किसी अन्य अपराध के लिए पुनः गिरफ्तार किया जा 
सकता है यदि प्रार्थित राज्य को प्रत्यर्पण के लिए बाद में अनुरोध प्राप्त 
हो तो । 


अनुच्छेद 9 : प्रत्यर्पण का साक्ष्य 
. . 1. प्रत्यर्पण के किसी अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में 
अगर यह माना जाए कि वह अनुरोधकर्ता राज्य के किसी विभाग , मंत्रालय 
अथवा मंत्री की सील अथवा मोहर में जारी किया गया है तो उस सोल . 
मा मोहर के आधिकारिक स्वरूप के प्रमाण के बिना ही उसे प्रार्थित राज्य 
में प्रत्यर्पण संबंधी कार्रवाई में शामिल कर लिया जाएगा । 

2. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में जिस साक्ष्य का उल्लेख किया गया है 
- उसमें बयान , अभिसाक्ष्य अथवा ऐसे अन्य साक्ष्य अपने मूल रूप में अथवा 
उनकी प्रतियां स्वीकार की जा सकती हैं जिनके बारे में यह समझा जाए 
कि वे शपथ या घोषणापूर्वक लिए गए हैं चाहे वे प्रत्यर्पण के अनुरोध के 
समर्थन के उद्देश्य से लिए गए हों या किसी अन्य उद्देश्य से । 

3. पैराग्राफ 2 में वर्णित साक्ष्य प्रार्थित राज्य की प्रत्यर्पण कार्रवाईयों 
में स्वीकार्य होगा चाहे वह अनुरोधकर्ता राज्य अथवा किसी तीसरे राज्य में 
सशपथ अथवा घोषणापूर्वक लिया गया हो । 


अनुच्छेद 10 : अतिरिक्त साक्ष्य 

1. यदि प्राथित राज्य प्रत्यर्पण के लिए आवेदन के समर्थन में दिए 
गए साक्ष्य को अपर्याप्त समझे तो प्रार्थित राज्य अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत 
करने का अनुरोध कर सकता है और उस साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के लिए । 

समय -सीमा निश्चित कर सकता है किन्तु अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध 
. . पर निश्चित समय -सीमा में यथोचित वृद्धि की अनुमति दे सकता है । .. . 

2. यदि अतिरिक्त साक्ष्य को अपर्याप्त समझा गया अथवा ये प्रार्थित 
राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अन्दर प्राप्त न हो तो वांछित व्यक्ति 

को छोड़ा जा सकता है अथवा उसे मुक्त किया जा सकता है । 
.. 3. पैराग्राफ 2 के बावजूद अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा , प्रत्यर्पण के लिए 
किए गये नए सिरे से किए गए किसी अनुरोध के आधार पर और पहले 


अनुच्छेद 12 : अभ्यर्पण 
.... 1. प्रार्थित राज्य प्रत्यर्पण के संबंध में अपने निर्णय की सूचना 
यथाशीघ्र अनुरोधकत्ता राज्य को देग । । . . . 

2. यदि प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी जाती है तो प्रार्थित राज्य वांछित 
व्यक्ति को पोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा तय समय और स्थान पर 
उन व्यक्तियों के हवाले करेगा जिन्हें उसे प्राप्त करने के लिए अनुरोध 
कर्ता राज्य द्वारा प्राधिकृत किया गया हो । 

3.. अगर प्रत्यर्पण के संबंध में अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद दो 
महीनों के भीतर वांछित व्यक्ति को प्राथित राज्य से नहीं ले जाया गया , 
हो तो उसे हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् प्रार्थित 
राज्य उसी अपराध के लिए उसे प्रत्यापित करने से इन्कार कर सकता है । 
अनुच्छेद 13 : सम्पत्ति अभ्यर्पण . 
__ 1. वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद प्रार्थित राज्य अपनी कानून .. 
की सीमाओं में रहते हुए प्रत्यर्पण अपराध की कार्रवाई में प्रयुक्त अथवा 
न किसी भी सम्पत्ति को अथवा उसकी बिक्री से प्राप्त धन को प्रपत्र 
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किसी .. ऐसी सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले . लेगा जिससे वह अपराध 
किए जाने का साक्ष्य मिलता हो । . 

2. यदि प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया जाता है, तो प्रार्थित राज्य वांछित 
व्यक्ति को सुपुर्द किए जाने पर, अपने कानूनों द्वारा अनुमत, सीमाओं तक 
तथा अन्य पक्षों के अकिारों से संबंधित वि.न्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए अनुरोध 
कर्ता राज्य से किसी विशिष्ट अनुरोध के बिना ही निम्नलिखित पैराग्राफ 3 
के उपबन्धों में अधीन सम्पत्ति तथा उससे प्राप्त धन राशि भी सुपुर्द कर 
देगा । अगर मृत्यु के कारण अथवा लापता हो जाने के कारण वाद । 
व्यक्ति को प्रत्यर्पित न भी किया जा सके तो ऐसी सम्पत्ति को अथः । 
उससे प्राप्त धन को अभ्यापित कर दिया जाएगा । 

3. प्राथि त राज्य किसी सम्पत्ति अथवा उससे प्राप्त धन राशि अभ्य 
पित करने से इन्कार कर सकता है जब तक अनुरोधकर्ता राज्य इस प्राशय 
का संतोषजनक आश्वासन नहीं देता कि वह आवश्यकता पड़ने पर प्रार्थित 
राज्य को इन्हें शीघ्र वापिस कर देगा तथा अन्य पक्षों से संबंधित भी 
शतें पूरी की जाएंगी । 


अथवा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस संधि के अन्तर्गत 
प्रदत्त अधिकारों तथा संरक्षणों को सूचना उसे नहीं दी गई हो , और यह कि 

स. सहमति से उन अधिकारों और संरक्षणों का जिनमें अनुच्छेद 14 के 
रध.न प्रदत्त संरक्षम भी शामिल है , अधित्याग हो जाता है । 
प्रनुच्छेद 17 : द्वंद्वात्मक अनुरोध 

एक ही अपरध के लिए अथवा अलग-अलग अपराधों के लिए . यदि 
एक हो व्यक्ति के प्रत्यर्पण का संविदा कारी राज्य द्वारा और किसी ऐसे 
तं सरे राज्य द्वारा, जिसकी प्राचिन राम के साथ प्रत्यर्पण संबंधी व्यवस्था 
हो , अनुरोध किया गया हो , तो प्राचिन राय यह निश्चय करेगा कि 
उक्त व्यक्ति किस राज्य को प्रत्यर्पित किया जाए और वह संविदाकारा राज्य 
को वरीयता देने के लिए बाध्य नहों • होगा । 
अनुच्छेद 18 : दस्तावेजों का अनुवाद 

. प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध तथा उसके समर्थन में असुर साश्च का अनुवाद 
प्रार्थित राज्य में किसी एक राजभाषा में दिया जाए और अनुवाद के 
मामले में इस प्रकार के अनुवाद की प्रामाणिकता अनुवादक के साक्ष्य से 
साक्ष्यांकित को मार्ग ।प्रधादक का साध्य भी प्रार्थित राज्य की किसी 
एक राजभाषा में होगा और वह इस संधि के अनुच्छेद 9 के अनुरूप 
होगा । 
अनुच्छेद : 19 : व्ययं 
- 1. प्रत्यर्पण के अनुरोध के सिलसिले में की जाने वाली किसी भी 
विधिक कार्यवाही में , प्रार्थित राज्य अनुरोधकर्ता राज्य के प्रतिनिधित्व के 
लिए अपने विधि अधिकारियों के माध्यम से अथवा अन्यथा सभी आवश्यक 
प्रबंध करेगा और इसके लिए खर्व मा . करेगा । . .. 


अनुच्छेद 14 : विशेष मामलों से संबद्ध नियम 

1 . इस संधि के अधीन प्रत्यर्पित किसी व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य 
को उसकी सुपुर्दगो से पूर्व किए गए उस अपराध से भिन्न जिसके लिए 
उसे प्रत्यापित किया गया था किसी अपराध के लिए उसे नजरवंद नहीं 
किया जाएगा , उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा अथवा उसे दंडित 
नहीं किया जाएगा जब तक : 
. . ( क ) वह अनुरोधकर्ता राज्य से चला न गया हो तथा स्वेच्छा से उसमें 
वापस न लौट आया हो , अथवा . 
. . ( ख ) जब तक वह ऐसा करने के लिए रिहा किए जाने के बाद 
. FC दिन के भीतर अनु रोधकर्ता राज्य से चला न गया हो । 

2. इस संधि के अधीन प्रत्यर्पित किसी व्यक्ति को , अनुरोधकर्ता राज्य 
उसके प्रत्यर्पण से पूर्व किये गये किए अपराध के लिए किसी तीसरे राज्य 
को प्रत्यर्पित नहीं करेगा जब तक , प्रार्थित राज्य अपनी सहमति न दे 
अथवा उपर्युक्त पैराग्राफ 1 के उपपैरा ( क ) अथवा ( ख ) की अपेक्षा 
पूरी न हो । . . . . . . . . 


2. अनुरोधकर्ता राज्य इस संधि के अनुपालन में अथवा अन्यथा वापस 
भेजे गये किसः व्यक्ति को लाने का व्यय वहन करेगा जिसमें प्रार्थित 
राज्य के भीतर हो उसे आन्तरिक रूप से लाने- ले- जाने तथा कोई अन्य 
मार्गस्थ व्यय भी शामिल होंगे । 
. .. 3. इस संधि के पालन में प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में प्रार्थित राज्य 
में होने वाले सभी अन्य व्यय का वहन, जब तक इस संबंध में अन्यथा 
सहमति न हो , प्राथि ा राय द्वारा किया जाय । 

4. इस संधि के उपबन्धों के अनुपालन में प्रार्थित राज्य किसी व्यक्ति 
को गिरफ्तार , नजरबन्द , पूछताछ और उसके अग के परिणामतः 
उत्पन्न कोई आर्थिक दावा अनुरोधकर्ता राज्य के समक्ष पेश नहीं करेगा । 
अनुच्छेद 20 : लागू होने वाला 

• जब तक कि इस संधि में कोई अन्य प्रावधान न हो तब तक गिरफ्तारी 
और प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में , होने वाली प्रक्रियाएं प्रार्थित राज्य के कानन 
के अनुरूप होंगी । 


3. पैराग्राफ 1 और 2 ऐसे किसी अपराध पर लागू नहीं होंगे 
जिन्हें किया जाना उक्त अपराध के अन्तर्गत प्राता है, जिसके लिए प्रत्यर्पित 
किए जाने वाले व्यक्ति के सुपुर्दग. की गई थी और जिसका सबूत उस 
साक्ष्य पर आधारित है जिसे प्रत्यर्पण के लिए किये गये अनुरोध के सपर्थः 
में प्रस्तुत किया गया है । . . . 


अनुच्छेद 15 : प्रत्यर्पण में पारस्परिक कानूनी सहायता 
प्रत्यर्पित राज्य के अनुरोध किये जाने पर अपने कानूनों द्वारा अनुमत 
सं माओं के भीतर रहते हुए , अपने क्षेत्र के भीतर उस परराव, जिसके लिए 
प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था ; से संबंधित साक्ष्य एकत्र करने के लिए 
सहमत होता है । 


अनुच्छेद 16 : प्रत्यर्पण अधित्याग . 

1. जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है और जिसे 
इस संधि के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया हो , अनुरोधकर्ता राज्य में वापस 
जाने के लिए लिखित रूप से कह सकता है और यह भो कि औपचारिक 
प्रत्यर्पण के बिना उसकं वापस तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है । 
ऐस सहमति के बाद अनुरोधकर्ता राज्य अविलम्ब ऐसे सभी कदम उठाए गा 
जो दांछित व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों । 

2. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित सहमति तब तक दी गई नहीं मानी 
. . . ग ७.६ १.क प्रत्यापित किए जाने वाले व्यक्ति को किसी न्यायधीश 


अनुच्छेद 21 : अनुसमर्थन 
. 1. यह संधि अनुतनयन के प्रधान होगो और अनुसमर्थन दस्तावेज 
का यथार्शघ्र नई दिल्ली में आदान-प्रदान किया जाएगा । यह अनुसमर्थन 
के दस्तावेजों का प्रादन-प्रदान हो जाने र र लागू हो जाएगी । 
... 2. दोनों में से कोई भी संविदाकारो राज्य रातय ग । 
माध्यम से छह महीने का नोटिस देकर इस सोचे को कर सकता 
है । इस नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद, पर ये लागू नहीं 
रहेगी अथ वा प्रभावहीन हो जाएगी । 
. जिसके साक्ष्य में , अधोहस्ताक्षरिों ने, जिन्हें उन की संबंधित सरकारों 
द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया है, इस संधि पर हस्ताक्षर किये हैं । 

नई दिल्ली में आज एक हजार नौ सौ सतासी के फरवरी मास के छटे 
दिन हिन्द. , अंग्रेज और फ्रांसिस भाषाओं के दो - दो पाठों में सम्पन्न 
दिया गया । प्रत्येक भाषा का पाठ समान रूप से प्रामणिक है । " 


(91 I) - 


E 3 (i) ) 


भारत का राजपत्र : साधारण . . . 


: : 797. I search arafan , 1962 ( 1962 91 31 ). # 915 30 
39- E TE ( 1 ) TT TT TTT FT SPTIT FTT ETT 105. T; 
इसके द्वारा , निदेश देत है कि उका बिनियन के अम से 
इतर प्रावधान कनाडा पर इस अधिसूचना को तार ख से लागू होंगे । 


Article 3 : Extradition offences 

1. An extradition offence is committed wl.en the 
conduct of the person whose extradition is sought. 
constitutes an offence punishable by the laws of 
both contracting States by a term of imprisonment :: 
for a period of more than one year. 


7 . 7 . 413 /2 / 37] 
Fr . ft; A .Han 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

(Legal & Treaties Division ) 
New Delhi, the 7th May , 1987 : 

ORDER 
G .S . R . 463 (E ) ;- Whereas the Extradition Treaty 
between the Government of India and the Govern 
nient of Canada provides as follows : 


2 . When extradition is ordered in respect of au 
extradition offence , it may also be ordered in respect 
of any other offence related to the comniission of 
thu cxtradition offence if it is specified in the re 
quest for extradition and meets all requirements : 
for extradition except the term of imprisionment 
referred to in paragraph 1 . 


3. Extradition shall be ordered for an extradition 
offence notwithstanding that it inay be an offence 
relating to taxation or revenue or is one of a purely 
fiscal character . 


pution 
, 


. . . 


EXTRADITION TREATY BETWEEN INDIA 

. . . AND CANADA : 
The Government of India and the Government of 
Canada , desiring to make more effective the co 
operation of the two countries in the suppression of 
crime by making provision for the reciprical extra 
dition of offenders , and recognizing that concrete 
steps are necessary to combat terrorism , agree as 
follows : 


Article 5 : Extradition and Prosecution , 

1 . The request for extradition may be refused by 
the requested State if the person whose extradition 
is sought may be tried for the extradition offence 
in one of its own courts. : : : . . 


2 . In deciding whether or not to refuse a request 
for extradition for the reason set out in paragraph 
1 , the requested State shall consider which con 
tracting State has felt ou will fee the elects or con 
sequences of the offence more gravely or imme 
diately : 


Article 1: Duty to Extradite 
: 1 . Each contracting State agree to extradite to 
the other, subect to the conditions of this Treaty , 
any person who, being accused or convicted of an 
extradition offence as described in Article 3, com 
· mitted within the territory of the one State , is : 

found in the territory of the other Staie , whether or 
not such offence was committed before cr after the 
coming into force of this Treaty . 


: 3 . Where the requested State refuses a request 
for extradition for the reason set out in paragraph 
1 , it shall submit the case to its competent autho - : 
rity so that prosecution may be considered . In such 
case, the requesting State shall, upon request , pro - : : 
vide all available assistance that may be required 
by such competent authority in respect of the pro 
secution . 


2 . For the purposes of this Treaty , the territory 
ot a contracting State includes all the land, airspace 
and waters within its jurisdiction . 


. 4 . Where extradition is granted under this Treaty , - 
the requesting State shall ensure that the person 
extradition is brought to trivial within 6 months of 
the extradition . 


3 . There is not duty to extradite a person where 
the request for ertradition is made for the purpose 
of discriminating against that person on account of 
his race, religion , colour or ethnic origin . .. 


5 . Where trial has not commenced within 6 
months, the requesting State shall bring the person 
extradited before its appropriate courts for bail to : 
be considered pending trial and to set a date for 
the charges for which extradition was granted 


: . 4 . There is no duty to extradite a person who has 
been convicted and sentenced in respect of an ex - 
tradition offence , if the sentence imposed or re 
maining to be served is imprisonment for 6 months 
or less. 


Article 5 : Exceptions to Extradition 


Article 2 : Extraterritorial offences 


Extradition shall also be granted in respect of 
an extradition offence as described in Article 3 , 
committed outside the territory but within the 
jurisdiction as asserted by the requesting State " if 
the requested State would , in corresponding circunis , 
tances, have jurisdiction over such offence . 


1 . Extradition may be refused if : .. 

. 
(a ) the offence in respect of which it is re 

questing is considered by the requested 
State to be a political offence or an 

offence of a political character; : . 
(6 ) it appears to the requested State that the 
· request was not made in good faith or 

in the interests of justice or was made for . 


. 
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assurances 
political reasons or that it would 

unless the requesting State gives such 
other 

the as the requested State considers sufficient that ; 
wise be unjust having regard to all 

imposed , not be ex 
cireumstances 

the death penalty shall, if 
including the trivial nature 
of the offence . 

ccuted . 
2 . Extradition shall be refused if : 

Article 7 : Postponement of Surrender 
: (a ) the offence in respect of which it is rea . When the person sought is being proceeded aga 
: : . . quested is considered by the requested inst or is serving a sentence in the requested State 
State to be a purely military offence; fır an offence other than that for wich cxtradition 

is requested , the requested State may surrender the 
(b ) the person sought is being proceeded aga 

person sought or postpone his surrender until the 
inst or has been tried and acquitted or conclusion of the proceedings or the service of any 
discharged or convicted and punished, by . . sentence that may have been imposted . 
the requested State or by a third state for 
the offence in respect of which extradition Article 8 : Extradition Procedures 
is requested . 

The request for extradition shall be made thr 
3. For the purposes of this Treaty conduct cons ough diplomatic channels and shall be supported 
tituţing the following offences according to the law : by the following : 
of the requested State shall not be regarded as poli 
tical offences or offences of a political character. ii . " 

(a ) information concerning the identity , des 

cription , and location of the person 
(a ) an offence within the scope of the Conven 

sought; 
tion for the Suppression of Unlawful Sei 
* zure of Aircraft , signed at The Hauge on 

(b ) a statement of the facts of the case, and 
December 16 , 1970 ; 

(c ) a statement of the laws of thę requesting 
(b ) an offence within the scope of the Conven 

State describing the offence and the 
tion for the Suppression of Unlawful . Acts 

punishment therefor. 
Against the Safety of Civil Aviation , 
signed at Montreal on September 23 , 

2 . Where the request for extradition is for a per 
1971; 

son accused of an extraditiori offence it shall also 

be supported by : 
(c ) an offence within the scope of the Conven 
tion on the Prevention and Punishment 

(a ) a copy of the warrant of arrest, and 
of Crimes Against Internationally Pro 
tected Persons, including Diplomatic 

(b ) such evidence as, according to th elaws of 
agents, signed at New York on December 

the requested States, would justify his 
14 , 1973 ; 

arrest and committál for trial if the off 

ence had been committed within its juris 
(d ) an offence within the scope of any conven 

diction including evidence showing that 
Li tion to which both contracting states are 

the person sought is the person to whom 
party and which obligates the parties to 

the warrant of arrest refers. 
prosecute or grant extradition ; 

3 . Where the request for extradition is for a 
(c) an offence related to terrorism ; 

person convicted of an extradition offence it shall 

be supported by : 
(f) murder, manslaughter , assault causing 
bodily harm , kidnapping , hostage - taking , 

( a ) a copy of the certificate of conviction or a 
offence involving serious damage to pro 

copy of the judgement or order of convic 
perty or disruption of public facilities 

tion ; and 
and offences relating to firearms, weapons, 
explosives, or dangerous substances; 

" (b ) evidence that the person ought is the per 

son to whom the conviction refers ; 
(g) an attempt or conspiracy to commit an 
offences described in subparagraphs (a ) 

and , if such person was sentenced , by : 
through (f) or conselling the commission 

(c) a copy of the judgement or order of sen 
of such an offence or participation as an . .. tence ; and 
accomplice in the offences so described 

( d ) a statement showing what portion of the 
Article 6 : Capital Punishment 

: sentence remains to be served . 


Extradition may be refused when the offence for Article 9 : Extradition Evidence 
which extradition is requested is punishable by 
death under the laws of the requesting State and . ; . 1 . The evidence submitted in support of a request 
the laws of the requested State do not provide such for extradition shall be admitted in extradition pro 
punishment for the conduct constituting the offence, ceedings in the requested if it purports to be 


Parte II E 3 (1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

arrest the person sought, and to promptly notify the 
under the stamp or seal of a department, ministry 
or minister of the requesting State , without proof . requesting State of the results of its efforts. 
of the official character of the stamp or seal. 

5 . The person sought shall be discharged and set : 

at liberty if the requested State has not received a 
2 . The evidence referred to in paragraph 1 may 

. 
include originals or copies of statements, deposis request for extradition within 30 days and the sup 
tions or other evidence purporting to have been porting documents and evidence within 90 days from 
taken on cath or affirmation whether taken for the the date of arrest. . 
taken for the purpose of supporting the for extradi : 

2 . 6 . Notwithstanding paragraph 5 , the person sought ; 
tion or for some other purpose . 

may be re-arrested for the same or other tradition 
. . 3 . The evidence described in paragraph 2 shall" 

offence it a request for extradition is subsequently 
be admissible in extradition proceedings in the re 

received by the requested State . 
quested State , whether sworn or affirmed to in 
the requesting State or in some third state. 

Article 12 Surrender 
Article 10 : Additional Evidence : 

: 1. The requested State shall notify the requesting .... 

State as soon as possible of its decision with regard 
1. If the requested State considers the evidence to the request for extradition . " 
submitted in support of the request for extradition 

... 2 . If extradition is granted , the requested 

of .. 
to be insufficient, it may request the submission 

State 
additional evidence and may set i time limit for the shall make the person sought available to the persons 
submission of that evidence , but upon the re 

authorized by the requesting State to receive him 
quest of the requesting State , may grant a reason at the time and place agreed to by both contracting 
able extension of the time limit set. . 

States. 

3. Where the person sought has not been con 
2 . If the additional evidence is considered insuffi 

veyed out of the reques ed State within two months 
cient, or is not received within the time specified by 

after the final decision on extradition has been made, 
the requested State the person sought may be dis 

he sha l be discharged from custody and the reques 
charged or set at liberty! 

ted State may thereafter refuse to extradite him for 
3. Notwithstanding paragraph 2, extradition pro 

the same offence . 
ceedings may be recommenced for the same or other 

Article 13 : Surrender of Property 
extradition offence , upon a new request for extradi 
tion being made by the requesting State , and on 1 . Upon the arrest of the person sought , the re 
the basis of the evidence already submitted and any ques ed State shall , to the extent permitted by its 
other evidence . 

laws, search for and seize any property used in or 

obtained by the commission of the extradition offence . 
Artic e 11 : Provisional Arrest. 

or any proceeds thereof, or any property that will 
1 . In cases of urgency a contracting State may re 

afford evidence of the commission of that offence. ; 
quest the provisional arrest of the person sought. 

2 . If extradition is ordered , the requested State 

upon the surrender of the person sought, to the ex 
2 . The request for provisional arrest may be made tent permitted by its laws and subject to any con 
through diplomatic channels, directly between the 

ditions rela ing to the rights of third parties shall , 
Department of Justice of Canada and the Ministry of 

subject to the provisions or paragraph 3 below , also : 
Home Affairs of India , through the International 

surrender the property or any proceeds thereof, with 
Criminal Police Organization ( INTERPOL ) , or By . 

out any specific request from the requesting State . 
any other means acceptable to the requested State . 

Such prorcrty or proceeds shall be surrendered even 
. . . 3 . The request for provisional arrest shall be sup 

if the person sought cannot be extradited due to his 

death . escape or disappearance. 
ported by : . .. 

. . . . . . 
( a ) Information concerning the identity , des 

... 3 . The reques -ed State . may refuse to surrender 
cription and location of the person sought, 

any property or any proceeds thereof unless the re 

milestino State provides satisfactory assurances that : 
(b ) a brief statement of the facts of the case , 

they will, if required; be returned to the requested 
( c ) an indication that the requesting State will 

State as soon as possihle and all conditions relating 

to the rights of third parties observed . 
request the extradition of the person sought, 
( d ) a statement of the existence of a warrant 

Article 14 . Rule of Speciality 
for the arrest or order of conviction against 

1. A person extradited under this Treaty , shall not: 
the person sought, and 

he detained , tried or nunished in the requesting State 
( e ) such further information , if any, to justify 

for an offencă committed prior to his surrender other 
the issuance of a warrant of arrest had the 

than that for which he was extradited , unless : 
extradition offence been committed or the 

(a ) he has left the requesting State and volun . 
E n erson sought been , convicted , in or within : 

* * tarily returned thereto , a wen 
une jurisdiction of the requested States 

* 

en * **** o * * 
4 . On receint of a request for upravisional sarrest, 774 lu ? 
· the requested State shall take appropriate :steps 

He Has not left the requesting State within 
to ! ! !! ! ! ! ! * 60 days after being free to do so . . . 


; 


. 


. 


. 


. 


. 
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2 . The requesting State shall bear the expenses of 
transporting any person extradited or otherwise re 
turned pursuant to this Treaty , including any inter 
nal transportation within the requested State any ex 
penses incurred in respect of transit. 
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3 . All other expenses incurred in the requested 
Sta e in connection with extradition pursuant to this 
Treaty shali unless otherwise agrezd to , be borne by 
the requested State . 


4 . No pecuniary claim , arising out of the arrest, 
de ention , examination and surrender of any person 
pursuant to the provisions of this Treaty shall be 
made by the requested State against the requesting 
State . 


Article 20 : Applicable Law 

Except where otherwise provided by this Treaty , 
the procedures with regard to arrest and extradition 
shall be governed by the laws of the requested State. 


2 . A person extradited under this Treaty shall not 
be gxtradited by the requesting State to a third State 
for an oífonce committed prior to his extradition un 
less the requested State consenis or the requirenitats 
of sub -paragraphs. ( a ) or ( b ) of paragraph 1 above 
havə been met. 

3 . Paragraphs 1 and 2 do not apply to an offence 
the commission of which is included in the commis 
sion of the offence for which the person sought was 
surrendered and the proof of which is based on the 
evidence that was subinitted in support of the request 
for extradition . 
Article 15 : Mutual Legal Assistance in Extradi ion 

The requested State agrees upon request, to the 
extent permitted by its law , to gather evidence within 
its own territory for the requesting Siate relating to 
the offence for which cxtradition has been requested. 

Article 16 : Waiver of Extradition 
: 1. A person whose extradition is sought and who 
has been arrested pursuant to this Treaty may con 
sen ; in writing to return to the requesting State 
and to be held in custody pending such return with 
out formal extradition . When such consent has been 
given , the requesting Staʻe shall, without delay , take 
all such steps as are necessary to receive the person 
sought. . . : 

2 . The consent referred to in paragraph 1 shall he 
deemed not to have been given unless the person 
sought was personally advised by a judge or compe 
tent magistrate of the rights and protections confer 
red under this Treaty , and that such consent constitu 
tes a waiver of those rights and protections, includ 
ing the protection conferred under Article 14 . . . . 
Article 17 : . Conflicting Requests 

If extradition of the same person whether for the 
same offence or for different offences is requested by 
the contracting State, and a third State with which the 
requested State has an extradition arrangement, the 
requested Ştate shall determine to which State the 
person shall be extradited , and shall not be obliged 
: to give preference to the contracting State . 


Ar icle 21 : Ratification 


1. This Treaty is subject to ratification and the 
instruments of ratification shall be exchanged at New 
Delhi as soon as possible . It shall come into force 
upon the exchange of instruments of ratification . 


: 2 . Either of the contracting States may terminate 
this Treaty by giving six months notice thereof 
through diplomatic channels . Upon the expiry of 
such notice, the Trea y shall cease to have any force 
or effect. 


In witness whereof the undersigned , being duly 
authorised thereto by their respective Governments, 
have signed this Treaty. 


is 


Treaty . . . 


. 


: 


. . 


. 


Done in duplicate in the English , Hindi and 
French languages , each language version being cq 
ually authentic at New Delhi;. this Sixth day of Feb 
ruary , 1987 


In witness whereof the undersigned , being duly au 
thorised there o by their respective Governments , 
have signed this. Treaty . 


Article 18 : Translation of Documents 

The request for extradition and the evidence, sub 
mitted in support thereof shall be provided in or 
translated into one of the official languages of the 
requested State and where translated the accuracy of 
such translation shall be verified by the evidence of 
the translator. The translator s evidence shall also be 
in one of the official languages of the requested State 
and shall comp y with Article 9 of this Treaty . . 


Done in dup icate in the English , Hindi and 
French languages, each language version being eq 
ually authentic at New Delhi, this Sixth day of 
February , 1987” . . 


. Now , therefore , in exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 1 ) of section 3 of the Extra 
dition Act, 1962 ( 34 of 1962) , the Central Govern 
ment hereby directs that the provisions of the said 
Act , other than Chapter III, shall apply to Canada 
with effect from the da e of this notification . 


Article 19 : Expenses 

1 . In any proceeding arising out of a request for 
extradition , the requested State shall make all ne 
cessary arrangements for and bear the cost of repre 
sentation for the requesting State by its own legal 
offices or otherwise . : : 


[No. L 413 |2187 ) 
S. N . SINHA, Under Secy . 
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